
गृह मंत्रालय

के न्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई
दिल्ली में “Tackling Cyber-Enabled Frauds &

Dismantling the Ecosystem” विषय पर आयोजित राष्ट्री य
सम्मेलन को संबोधित किया

गृह मंत्री ने CBI की नई साइबर क्राइम शाखा का उद् घाटन और I4C के
राज्य अपराध समन्वय कें द्र (S4C) डैशबोर्ड का शुभारंभ भी किया

साइबर अपराध को रोकने और कम करने की दिशा में मोदी सरकार की
सभी एजेंसियाँ समन्वित होकर कार्य कर रही हैं

इंटरनेट उपभोक्ताओं में वृद्धि और पार्लियामेंट से लेकर पंचायतों तक
‘भारतनेट’ से जुड़ना डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है

डिजिटल ट्रां जेक्शन में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दुनिया
का हर दू सरा डिजिटल ट्रां जेक्शन भारत में हो रहा है

मैं देश भर की पुलिस से कहना चाहता हूँ कि आपके  यहाँ 1930 के  कॉल
सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में कॉलर बैठाएँ

₹20,000 करोड़ के  साइबर फ्रॉड में से ₹8,189 करोड़ फ्रीज करना, व
पीड़ितों को वापस दिलाना बहुत बड़ी उपलब्धि, इसके  लिए I4C, CBI और

सभी संबंधित संस्थाओं को बधाई

भारत सरकार और RBI ने मिलकर म्यूल अकाउंट हंटर का जो सॉफ्टवेयर
बनाया है, उसे सभी बैंकिं ग सेक्टर अपनाएँ

MHA ने साइबर सुरक्षा के  लिए दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द
किए, 3 लाख मोबाइल के  IMEI को ब्लॉक किया, 20,853 आरोपी पकड़े

से बैं फि टे बी सी औ ई कॉ र्स प्ले फॉ र्म के ड़े



I4C से बैंक, फिनटेक, एनबीएफसी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के  जुड़े 795
से अधिक संस्थानों में समन्वय बढ़ाया जा रहा है

देश के  62 बैंक और वित्तीय संस्थाएँ  I4C पर ऑनबोर्ड कर चुकी हैं,
कोऑपरे टिव बैंक सहित सभी को इस दिसंबर तक ऑनबोर्ड करना गृह

मंत्रालय का लक्ष्य

साइबर अपराधों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग, FSL नेटवर्क , क्षमता निर्माण,
R&D, जागरूकता और साइबर स्पेस में साइबर हाइजीन सुनिश्चित करने की

रणनीति पर सरकार काम कर रही है

I4C ने एजेंसियों के  बीच कोऑर्डिनेशन, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के  विकास व
साइबर अपराधियों के  खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं

100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, 181 बिलियन से अधिक UPI लेनदेन, 57
करोड़ जनधन अकाउंट वाला भारत साइबर सक्सेस सोसाइटी की दिशा में

तेज़ी से आगे बढ़ रहा
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के न्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में “Tackling Cyber-Enabled Frauds &
Dismantling the Ecosystem” (साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके  ईकोसिस्टम को ध्वस्त करने) विषय
पर आयोजित राष्ट्री य सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री ने के न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) अधिकारियों को
अलंकरण प्रदान किए और ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का उद् घाटन किया। श्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय
के  भारतीय साइबर अपराध समन्वय के न्द्र ( I4C) के  राज्य अपराध समन्वय के न्द्र (S4C) डैशबोर्ड का शुभारंभ भी
किया। इस अवसर पर के न्द्रीय गृह सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षरण विभाग की सचिव, आसूचना ब्यूरो के  निदेशक,
CBI निदेशक, सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



अपने मुख्य भाषण में के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के  लिए सीबीआई
और I4C को बधाई देते हुए कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के  लिए सरकार की अनेक एजेंसियाँ एक साथ
मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि I4C, राज्य पुलिस, सीबीआई, राष्ट्री य जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन
निदेशालय(ED), दू रसंचार विभाग, बैंकिं ग विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और
न्यायपालिका मिलकर साइबर अपराध की रोकथाम के  लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों
में हर संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है और इच्छित परिणाम प्राप्त करने के  लिए इन सबके  बीच
बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि इस दिशा में सीबीआई और I4C का यह प्रयास अत्यंत
महत्वपूर्ण है। यह प्रयास सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को एक-दू सरे  के  साथ जोड़ने में और उनके  कार्यों को
प्रभावी तरीके  से लागू करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सके गी।

के न्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के  नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा
अद्भु त रही है। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले के वल 25 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता थे और आज हम 100 करोड़ से
अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के  साथ इस क्षेत्र में नई ऊँ चाइयों को छू  चुके  हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में भी लगभग
16 गुना की वृद्धि हुई है और अब यह संख्या भी 100 करोड़ के  पार पहुँच गई है। श्री शाह ने कहा कि एक गीगाबाइट
डेटा की कीमत में 97 प्रतिशत की कमी आई है, जिसके  कारण इंटरनेट कनेक्शन के  साथ-साथ उसका उपयोग भी
व्यापक रूप से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट उपभोक्ताओं में वृद्धि और पार्लियामेंट से लेकर पंचायतों तक
‘भारतनेट’ से जुड़ना डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत नेट परियोजना के  तहत 11 साल पहले
के वल 546 पंचायतें जुड़ी हुई थीं , लेकिन आज 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इस परियोजना से जुड़ चुकी हैं। इसी
तरह, UPI लेन-देन में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में हमने 181 बिलियन से अधिक
डिजिटल लेन-देन किए, जिनका कु ल मूल्य 233 ट्रि लियन रुपये से अधिक था।



श्री अमित शाह ने कहा कि UPI की शुरुआत से पहले डिजिटल लेन-देन की कोई तुलना संभव ही नहीं  थी, लेकिन
2024 में 181 बिलियन से अधिक डिजिटल ट्रां जेक्शन हुए। इन सभी ट्रां जेक्शनों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उस
मजबूत तंत्र पर है, जिसे हम धीरे -धीरे  विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम वैश्विक परिपेक्ष्य में देखें तो
डिजिटल ट्रां जेक्शन में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दुनिया का हर दू सरा डिजिटल ट्रां जेक्शन भारत
में हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर भी हमारे  डिजिटल भुगतान तंत्र को मजबूती और सुरक्षा प्रदान
करना आवश्यक है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में कु ल पेमेंट सिस्टम के  97 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्यम
से हुए और यदि हम मूल्य (वॉल्यूम) की बात करें  तो यह आंकड़ा 99 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इन ट्रां जेक्शनों को
सुरक्षित बनाए रखना अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दू सरी ओर, वित्तीय समावेशन के  क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
पहले देश में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके  परिवार में एक भी बैंक खाता नहीं  था, लेकिन फरवरी 2026 के
आंकड़ों के  अनुसार 57 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके  हैं। इसी तरह, रुपे डेबिट कार्ड की संख्या 39
करोड़ 81 लाख तक पहुँच चुकी है और दिसंबर 2026 तक यह आंकड़ा लगभग 50 करोड़ को पार कर जाएगा। श्री
शाह ने कहा कि इन विशाल डिजिटल ट्रां जेक्शनों के  साथ ही सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रां सफर (DBT) के
माध्यम से लगभग 176 करोड़ लाभार्थियों के  खातों में 48 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की
है। उन्होंने कहा कि GeM पोर्टल, ओपन मार्के ट और अन्य सरकारी प्लेटफॉर्म भी इसी डिजिटल इकोसिस्टम का
हिस्सा हैं। 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, 181 बिलियन से अधिक UPI लेनदेन, 57 करोड़ जनधन अकाउंट वाला भारत
साइबर सक्सेस सोसाइटी की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा।



श्री अमित शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब के वल आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा नहीं  रह गया है; अब यह राष्ट्री य सुरक्षा
से भी जुड़ गया है। गृह मंत्री ने कहा कि इसलिए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राष्ट्री य सुरक्षा के  आयामों को
मजबूती से सुरक्षित करना और इस डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जनवरी 2019 में अपनी स्थापना के  बाद से गृह मंत्रालय के  भारतीय
साइबर अपराध समन्वय कें द्र (I4C) ने अद्भु त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। I4C ने विभिन्न
सरकारी एजेंसियों के  बीच प्रभावी और सुचारु समन्वय भी स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि देश के  विभिन्न हिस्सों
में आवश्यक साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। साथ ही साइबर अपराधियों के  विरुद्ध समयबद्ध,
प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस उपलब्धि
को और आगे ले जाएँ  और इच्छित सफलता प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराधियों के  विरुद्ध
कार्रवाई, आपराधिक न्याय प्रक्रिया और धन वसूली के  मामलों में निश्चित रूप से हमने प्रगति की है, लेकिन अभी भी
कई आयामों को और मजबूती से जोड़ने की आवश्यकता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पहले व्यक्तिगत स्तर पर साइबर अपराध करने वाले अब इसे संस्थागत तरीके  से अंजाम
दे  रहे हैं। अपराधी लगातार अपने काम करने के  तरीके  को तकनीक का सहारा लेकर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि
साइबर अपराध रोकने में लगी एजेंसियों और विभागों के    प्रतिनिधियों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे अपनी
चुनौतियों को गहराई से समझें और हर संभव स्तर पर अपनी leakages को कम करने का संकल्प लें। गृह मंत्री ने
कहा कि इस दिशा में ठोस और समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि साइबर अपराध के  खिलाफ हमारी लड़ाई और
अधिक प्रभावी हो सके ।



के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के  खिलाफ एक व्यापक और
बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के  प्रमुख स्तंभों में साइबर अपराधों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग,
फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का मजबूत नेटवर्क , क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, समाज में साइबर जागरूकता
का प्रसार तथा साइबर स्पेस में साइबर स्वच्छता (hygiene) को सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि अब
हमारा लक्ष्य है कि CBI, NIA, RBI,  राज्य पुलिस, अन्य जांच एजेंसियाँ और सरकारी विभाग समेत सभी संबंधित
संस्थाएँ  मिलकर एक समन्वित और अत्यंत सुरक्षित तंत्र का निर्माण करें। इस समन्वय के  माध्यम से ही हम साइबर
अपराधों के  खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ सकें गे और देश के  डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित तथा विश्वसनीय बना
सकें गे।

श्री अमित शाह ने कहा कि जनवरी 2020 से 30 नवंबर 2025 तक I4C के  रिपोर्टिंग पोर्टल का 23 करोड़ से अधिक
उपयोग हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि यह प्लेटफॉर्म कितना महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से स्वीकार्य बन चुका है।
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2025 तक इस पोर्टल के  माध्यम से 82 लाख से अधिक साइबर अपराध संबंधी शिकायतें
दर्ज की गईं, जिनमें से 1 लाख 84 हजार शिकायतों को FIR में परिवर्तित किया गया  और बड़ी संख्या में शिकायतों
का प्रभावी निराकरण हुआ। इसके  साथ ही, 31 दिसंबर 2025 तक देश के  लगभग 62 बैंक और वित्तीय संस्थान इस
तंत्र का हिस्सा बन चुके  हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकिं ग
एवं वित्तीय संस्थाओं को दिसंबर 2026 से पहले पूर्ण रूप से ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।

के न्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 361,000 शिकायतों के  माध्यम से हमने 8,189 करोड़ रुपये की राशि
को सफलतापूर्वक बचाने में कामयाबी हासिल की है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुमान के  अनुसार कु ल फ्रॉड
की राशि 20,000 करोड़ रुपये के  आसपास थी, जिसमें से हमने 8,189 करोड़ रुपये को फ्रीज करवाया या पीड़ितों
को वापस करवाया। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड की शिकायत आने पर सबसे पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही
होती है कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन दिसंबर 2025 तक गृह मंत्रालय ने 12 लाख से अधिक संदिग्ध सिम कार्ड
रद्द करवाए और 3 लाख मोबाइल उपकरणों के  IMEI को ब्लॉक किया। श्री शाह ने कहा कि अब तक 20,853
आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ने के रो के दे ने



गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के  विरुद्ध प्रभावी रोकथाम के  लिए देशव्यापी जागरूकता, एक सशक्त नेशनल
माइंडसेट और सभी स्तरों पर दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यदि हम अपने डिजिटल ट्रां जेक्शनों के  वॉल्यूम और
स्टेक्स को देखें, तो साइबर अपराध का दृश्य वास्तव में भयावह लगता है। उन्होंने कहा कि हर 37 सेकं ड में एक
व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो रहा है और प्रति घंटे औसतन 100 लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। श्री अमित
शाह ने कहा कि वर्ष 2021 में जहां 52,000 शिकायतें थीं , वहीं  अब यह संख्या 86,000 तक पहुंच चुकी है। हमने जांच
की गति बढ़ाई है, फिर भी बहुत कु छ किया जाना बाकी है। गृह मंत्री ने कहा कि जितनी तेजी से हमारे  डिजिटल
ट्रां जेक्शन बढ़े  हैं, उतनी ही तेजी से जोखिम भी बढ़ा है। अपराधी पहले साधारण मैनुअल हैकिं ग करते थे, आज वे
जटिल ऑटोमेटेड हैकिं ग कर रहे हैं। पहले यह ‘लोन वुल्फ अटैक’ हुआ करता था, अब यह संगठित और
सुव्यवस्थित अपराध के  रूप में सामने आ रहा है। श्री शाह ने कहा कि आज साइबर अपराध की दुनिया में
अकाउंट्स को एक सर्विस की तरह खरीदा-बेचा भी जा रहा है। अपराधी नई-नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं,
इसलिए हमें भी पारंपरिक तरीकों को छोड़कर उनसे दो कदम आगे रहने के  लिए सामूहिक और सतत प्रयास करने
होंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि हेल्पलाइन 1930 साइबर फ्रॉड से पीड़ितों को बचाने का एक कारगर साधन साबित हुई
है। उन्होंने देश भर की सभी पुलिस इकाइयों से अनुरोध किया कि 1930 के  कॉल सेंटर पर पर्याप्त संख्या में कॉल
हैंडलर तैनात किए जाएं । यदि कई बार रिंग करने के  बाद भी पीड़ित का कॉल नहीं  उठाया जाता तो तब तक उसका
पैसा चला जाता है और 1930 की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्नचिह्न लग जाता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, सभी
निजी, सार्वजनिक और सहकार बैंकों को भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित म्यूल
अकाउंट हंटर सॉफ्टवेयर को तुरंत अपनाना चाहिए। जब तक सभी बैंक अपने खातों को इस सॉफ्टवेयर से पूरी तरह
साफ नहीं  कर लेते, तब तक उपभोक्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं  होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम में सीबीआई और एनआईए की भूमिका भी अत्यंत
महत्वपूर्ण है। देश के  बाहर से होने वाले साइबर अपराधों को रोकने के  लिए भी सभी संस्थाओं के  साथ मजबूत संवाद
और समन्वय स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्ष्यों की ‘चेन ऑफ कस्टडी’ में त्रुटि होने पर दोष
सिद्ध नहीं  हो पाता, जो न्याय में बड़ी बाधा बनता है। गृह मंत्री ने कहा कि यदि हम पर्याप्त कदम नहीं  उठाते, तो
साइबर फ्रॉड एक सामान्य अपराध नहीं  रह जाता, बल्कि एक राष्ट्री य संकट बन जाता। इसलिए सभी स्टेकहोल्डर्स—
कॉल सेंटरों की पहचान, चाहे वे देश के  अंदर हों या बाहर, जागरूकता अभियान, 1930 को प्रभावी बनाना, कॉल
अटेंड करने का समय कम करना, बैंक और I4C के  बीच बेहतर समन्वय— को ये सभी कार्य एक साथ और तुरंत
करने होंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि आज I4C से 795 संस्थान जुड़ चुके  हैं, जिनमें बैंक, फिनटेक कं पनियां, NBFC और ई-कॉमर्स
प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लेकिन इन सभी संस्थानों को I4C की प्राथमिकता तय करनी होगी और I4C के  कॉल पर
त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि कई बार बैंकों की प्राथमिकता NPA कम करने में रहती
है, जो ठीक भी है, लेकिन ग्राहकों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि
हमने Cyber Warriors की नियुक्ति की है, CyTrain नामक बड़ा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है और कई राज्यों में
साइबर क्राइम फॉरेंसिक ट्रे  निंग लैब स्थापित की हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह दो दिवसीय कार्यशाला हमारे
सभी प्रयासों को एक दिशा में जोड़ेगी, उन्हें अधिक परिणामोन्मुखी बनाएगी और समयबद्धता के  साथ कार्य करने की
भावना को मजबूत करेगी। श्री शाह ने यह भी कहा कि समय पर साइबर फ्रॉड रोकना ही सबसे बड़ा हथियार है और
इसके  लिए सभी स्टेकहोल्डर्स की एक साथ जागरूकता, समन्वय और दृढ़ संकल्प आवश्यक है।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी साइबर अपराध के  खिलाफ जागरूकता अभियान
चलाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। प्रधानमंत्री जी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में बार-बार साइबर अपराध के
खिलाफ जन-जागरूकता फै लाई, जिसके  बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन के वल प्रधानमंत्री जी के  प्रयासों
से यह संभव नहीं  है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर जागरूकता बढ़ानी होगी और इस दिशा में निरंतर कार्य
करना होगा। तभी हम देश को साइबर अपराध के  खतरे  से सुरक्षित रख पाएं गे।

के ने के खि यों को



इस अवसर पर के न्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CBI के  निम्नलिखित अधिकारियों  को
विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और के न्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक प्रदान किए :

1.विशिष्ट सेवा के  लिए राष्टपति पदक (गणतंत्र दिवस 2025) – श्री घनश्याम उपाध्याय, IPS (ओडिशा:99), जेडी/जोन
प्रमुख (EO Zone), सीबीआई, नई दिल्ली; श्री तेजपाल सिंह, सहायक महानिरीक्षक, शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ,
सीबीआई, नीति प्रभाग, नई दिल्ली; श्री भानी सिंह राठौड़, पुलिस उपनिरीक्षक, सीबीआई, एसीबी, जयपुर और श्री
ऐकोडन बालकृ ष्णन, सहायक उपनिरीक्षक, सीबीआई, एसीबी, गोवा को दिया गया।

2. श्री प्रदीप कु मार, IPS (तमिलनाडु -2003), संयुक्त निदेशक/जोन प्रमुख, ACHQ Zone, सीबीआई, नई दिल्ली को
सराहनीय सेवा के  लिए पुलिस पदक (गणतंत्र दिवस-2022) और श्री कु लदीप द्विवेदी, IPS (झारखंड-2005), संयुक्त
निदेशक (कार्मिक), सीबीआई, मुख्यालय, नई दिल्ली को सराहनीय सेवा के  लिए पुलिस पदक (गणतंत्र
दिवस-2025) से सम्मानित किया गया।

3. श्री प्रभात कु मार अम्बष्ठ, निरीक्षक, सीबीआई, BSFB, कोलकाता और श्रीमती सविता, उपनिरीक्षक, सीबीआई,
AC-III, नई दिल्ली को के न्द्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक-2024 (जांच) प्रदान किया गया।

के न्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा गृह मंत्रालय के  भारतीय साइबर अपराध समन्वय के न्द्र (I4C) के  सहयोग से
आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के  पहले दिन तीन सत्र आयोजित किए गए :

सत्र 1: साइबर-सक्षम धोखाधड़ी इकोसिस्टम : रुझान, परिमाण और चुनौतियाँ

सत्र 2: म्यूल खाते और साइबर धोखाधड़ी में वित्तीय लॉन्ड्रिं ग: जांच प्रक्रिया और एआई की भूमिका

सत्र 3: सिम/ई-सिम एवं दू रसंचार अवसंरचना: साइबर धोखाधड़ी में दुरुपयोग और नियामक ढांचा

सम्मेलन में विधि प्रवर्तन, वित्तीय, नियामक, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों ने व्यापक रूप से भाग
लिया। सम्मेलन में कु ल 362 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें राज्यों/कें द्र शासित प्रदेशों (राज्य पुलिस इकाइयों) से
97 प्रतिनिधि, I4C  से 19, दू रसंचार सेवा प्रदाताओं से 14, कें द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों से 30, सार्वजनिक क्षेत्र के
बैंकों (RBI, RBIH और NABARD सहित) से 27, निजी बैंकों (AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित) से 52, राज्य
सहकारी बैंकों से 49, शहरी सहकारी बैंकों एवं संबद्ध संस्थानों से 19, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों से 01, भुगतान
एग्रीगेटरों से 09, आईटी/सोशल मीडिया मध्यस्थों से 05, हितधारक मंत्रालयों से 08, निजी कं पनियों से 21,
अकादमिक क्षेत्र से 04 तथा NTRO, NATGRID, CERT-IN और C-DAC (हैदराबाद) से 07 प्रतिनिधि शामिल थे।

सम्मेलन का देशभर के  2,356 स्थानों पर सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें सभी राज्य पुलिस इकाइयाँ और सभी
CBI शाखाएँ  शामिल थीं । इससे फील्ड स्तर के  अधिकारियों को वास्तविक समय में कार्यवाही से जुड़ने का अवसर
मिला, जिससे साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र पर राष्ट्रव्यापी पहुँच एवं
संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित हुई।
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